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29 अगस्‍त, 2012 को उत्तर के लिए
xqtjkr esa 'kgjh xjhcksa ls lacafèkr vkoklh; ifj;kstukvksa ds fy, foÙkh; lgk;rk
1954- 
Jh urqth gkykth Bkdksj% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu  ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k dsUæ ljdkj xqtjkr esa 'kgjh xjhcksa ls lacafèkr vkoklh; ifj;kstukvksa ds fy,

visf{kr Hkwfe gsrq foÙkh; lgk;rk nsus dk fopkj j[krh gS(
¼[k½
D;k ljdkj Hkou&fuekZ.k lkexzh rFkk Je ykxr esa ewY; o`f) ds eísutj vkoklh;

ifj;kstuk dh bdkbZ ykxr dh leh{kk djus ij fopkj dj jgh gS( vkSj
¼x½ 
ifj;kstukvksa dh ykxr esa o`f) ls fuiVus ds fy, vfrfjDr lgk;rk D;k gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
  (कुमारी सैलजा)
(क): यह मंत्रालय शहरी गरीबों के लिए आवासीय परियोजनाएं उपलब्‍ध कराने के लिए जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और इसके दो घटक नामश: शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवासीय और स्‍लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा राजीव आवास योजना (आरएवाई) का कार्यान्‍वयन कर रहा है। जेएनएनयूआरएम और आरएवाई दोनों में गुजरात सहित किसी राज्‍य (पर्वतीय क्षेत्रों के राज्‍य और उत्‍तर–पूर्व को छोड़कर) में शहरी गरीब के लिए आवासीय परियोजनाओं हेतु अपेक्षित भूमि के लिए वित्‍तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।  
(ख): जेएनएनयूआरएम और आरएवाई दोनों के मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्‍य प्राधिकरणों द्वारा यथा अनुमानित चालू दरों के आधार पर एक बार अनुमोदित हो जाने पर आवासीय परियोजनाओं की यूनिट लागत को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 
(ग) :उपर्युक्‍त योजनाओं में से किसी भी योजना के अंतर्गत बड़ी हुई परियोजना लागत के लिए केन्‍द्रीय सहायता उपलब्‍ध कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। 
***
